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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 640
08 फरवरी, 2019 को उत्‍तरार्थ
विषय: देश में तिलहन की खेती
640. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहन की खेती की बुआई के रकबे में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसके रकबे को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने पर विचार
कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला) 
(क): वर्तमान वर्ष के दौरान तिलहन का कृषि योग्‍य क्षेत्र 255.76 लाख हेक्‍टेयर होने का अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है: 

(क्षेत्रफल लाख हेक्‍टेयर में)

	वर्ष
	खरीफ
	रबी 
	कुल

	2017-18
	173.19
	73.26
	246.45*

	2018-19
	175.92**
	79.84#
	255.76


  * डीईएस, डीएसी एंड एफडब्ल्यू का चौथा अग्रिम अनुमान
  ** डीईएस, डीएसी एंड एफडब्ल्यू का पहला अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)
  # दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक की बुवाई रिपोर्ट (फसल मौसम से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार) 

(ख) एवं (ग): भारत सरकार क्षेत्र विस्‍तार सहित तिलहन फसलों का उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता बढ़ाने के लिए तिलहन एवं ऑयलपाम हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्‍वयन कर रही है।
इस योजना के तहत, किसानों को बीज की नई जारी की गई किस्मों के वितरण, बीज मिनिकिटों की आपूर्ति, राज्य सरकारों के माध्यम से मधुमक्खी पालन सहित ब्लॉक प्रदर्शन, आईसीएआर / एसएयू- केवीके के माध्यम से फ्रंट लाइन और क्लस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शन, किसान प्रशिक्षण, उन्नत कृषि उपकरणों, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों, जल वहन पाइपों, बीज भंडारण पात्रों, बीज उपचार ड्रम, जैव कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैव-उर्वरकों, जैव-कारकों के लिए प्रोत्‍साहन राशि प्रदान की जाती है।  इसके अलावा, भारत सरकार ने किसानों के लाभ के लिए फसल मौसम से ठीक पहले खरीफ और रबी तिलहन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है।
किसानों के लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के उद्देश्‍य से भारत सरकार ने ‘’प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)’’ की शुरूआत की है जिसके तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के लिए मूल्‍य समर्थन योजना (पीएसएस), तिलहन के लिए मूल्‍य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और पायलट आधार पर तिलहन के लिए निजी खरीद एवं स्‍टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) को शामिल किया गया है।
*****
